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यह मॉब लिंचिंग के  लिए अधिकतम सजा के  रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
शादी के  झूठे  वादे पर महिला के  साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सज़ा का सुझाव दिया गया है।
हालाँकि विधेयक में कहा गया है कि "पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की अपनी ही पत्नी के  साथ यौन संबंध
बलात्कार नहीं है"
विधेयक पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद, सरकार के  खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को
चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है जिनका पहले कानून के  विभिन्न प्रावधानों में उल्लेख किया गया
था।
नए बिल में देश छोड़ने वालों पर उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी।
जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाएगा

महिलाओं के  खिलाफ यौन हिंसा के  मामलों में पीड़ितों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।
पुलिस को 90 दिनों के  भीतर शिकायत की स्थिति के  बारे में सूचित करना होगा।
विशिष्ट अपराधों के  लिए सामुदायिक सेवा शुरू की गई है।
आरोपपत्र दाखिल करने के  लिए अधिकतम 180 दिन की सीमा तय की गई है। पुलिस को आरोपपत्र दाखिल
करने के  लिए 90 दिन का समय मिलेगा, अदालत अतिरिक्त 90 दिन का समय दे सकती है, लेकिन इससे
अधिक नहीं।
तत्कालीन सरकार को 120 दिनों के  भीतर पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवकों के  खिलाफ अभियोजन
मंजूरी पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे अनुमति माना जाएगा।
 तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है और इसके  बिना आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया
जाएगा। "सजा की दर वर्तमान में कम है, हमारा लक्ष्य इसे 90% तक ले जाना है। सात साल की सजा वाले सभी
अपराधों का फोरेंसिक संग्रह" श्री शाह ने कहा

कें द्र ब्रिटिश युग के  आपराधिक कानूनों में बदलाव लाना चाहता है
गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) और
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को निरस्त करने के  लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए।

 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023;भारतीयनागरिकसुरक्षासंहिता (बीएनएसएस) विधेयक 2023;
भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक 2023 क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और आईईसी की जगह लेगा।

 आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कु छ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं

 विधेयक में कु ल 313 बदलावों का प्रस्ताव है और यह आपराधिक न्याय में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। एचएम ने
बताया कि ये बदलाव थे

 इन विधेयकों से होने वाले कु छ अन्य परिवर्तन हैं:
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आपराधिक कानूनों का यूएपीए और मकोका पर कोई असर नहीं होगा
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक यूएपीए - गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या मकोका -
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 में संशोधन के  बारे में बात नहीं करता है। कें द्रीय जांच ब्यूरो को
नियंत्रित करने वाले अधिनियम ने आपको झकझोर कर रख दिया है।

 दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि जीरो एफआईआर को संहिताबद्ध किया गया है। जीरो एफआईआर आम तौर पर यौन
उत्पीड़न के  मामले में दर्ज की जाती है, इसे देश भर के  किसी भी पुलिस स्टेशन में दायर किया जा सकता है। संपत्ति की
जब्ती के  संबंध में एक नया बदलाव जोड़ा गया है। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी संपत्ति पर संज्ञान लेने के  लिए
अदालत में आवेदन कर सकता है। आपराधिक गतिविधियों के  परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है। इस प्रकार की संपत्ति
को अदालत द्वारा जब्त किया जा सकता है और पीड़ितों को इसके  माध्यम से मुआवजा दिया जा सकता है, ”अधिकारी
ने कहा।

राहुल नेकहा, जबमणिपुर जलरहा हैतो प्रधानमंत्रीचुटकु ले सुनारहे हैं
 राहुल गांधी ने ये बात कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रें स में कही.

विपक्ष के  बहिष्कार के  बीच मानसून सत्र समाप्त हो गया
शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के  लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र का
समापन.सत्र में मणिपुर को लेकर विपक्ष का विरोध और गिरी हुई सरकार के  खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। कें द्र ने
वन संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक, ए. डेंटल सुधार
विधेयक जैसे कई विधेयक पारित किए।

 पिछले दिनों गृह मंत्री बिल लेकर आए जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और आईईसी में बदलाव की बात कही गई है।
I.N.D.I.A ब्लॉक के  विपक्षी सदस्यों ने समापन समारोह में भाग नहीं लिया क्योंकि वे कांग्रेस के  अधीर रंजन चौधरी के
निलंबन के  विरोध में सदन से बाहर चले गए।

राज्यसभा में मणिपुर पर बहस की मेजबानी विफल, AAP राघव चड्ढा निलंबित
बीते दिन राज्यसभा में आप नेता राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। साथ ही आप सांसद संजय सिंह का निलंबन
भी बढ़ा दिया गया. मणिपुर में बहस से विपक्ष ने किया वॉकआउट.

कांग्रेस नेता के  खिलाफ विरोध को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा

अधिकारी का कहना है कि असम राइफल्स को मणिपुर से वापस बुलाने की कोई योजना नहीं है

डीडी नए कार्यक्रमों, क्षेत्रीय और ओटीटी फोकस के  साथ बदलाव के  लिए पूरी तरह तैयार है
 प्रेसर भारती नए कार्यक्रमों के  साथ डीडी नेशनल का नवीनीकरण करेगी, 15 अगस्त को इसे नया लोगो और एंथम
मिलेगा। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए नए कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की जाएगी। इस वर्ष के  बजट
में दूरदर्शन के  लिए 2539 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रशांत भारती अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी
लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं।



कें द्र ने जी-20 के  लोगो में वसुधैव कु टुंबकम के  इस्तेमाल पर चीन को आपत्ति जताई है
"अंग्रेजी में भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह वसुधैव कु टुंबकम के
हमारे सभ्यतागत लोकाचार पर आधारित है, जिसे व्यापक समर्थन मिला है और यह उन कई पहलों में शामिल है, जिन्हें
भारत ने जी-20 एजेंडे में शामिल किया है।''प्रेसीडेंसीमेंदेवनागरीऔरअंग्रेजीमेंशब्दशामिलहैं।

 रिपोर्टें आई थीं कि हाल ही में जी20 ऊर्जा सम्मेलन में चीनी हस्तक्षेप के  कारण यह शब्द हटा दिया गया था। चीन को
संस्कृ त के  शब्दों से दिक्कत है.

 चीन के  पास शब्दों से संबंधित ऐसी समस्या है, उसने बाजरा, LiFE (पर्यावरण के  लिए जीवन शैली) मिशन और
"लिंग आधारित विकास" की अवधारणा को बढ़ावा देने में इसी तरह की आपत्ति जताई है।

लूना 25 का चंद्रयान पर नहीं पड़ेगा असर: रूसी अंतरिक्ष एजेंसी
रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ROSCOSMOS ने लूना 25 लॉन्च किया है.यहदक्षिणदिशामेंउतरेगा। 23 अगस्त को चंद्रमा
का ध्रुव, उसी दिन जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग करने जा रहा है।

 '' लूना-25 और चंद्रयान-3 के  अलग-अलग लैंडिंग क्षेत्र की योजना बनाई गई है। ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वे एक-
दूसरे के  कार्यों में बाधा डालेंगे या टकराएंगे। चंद्रमा पर सभी के  लिए पर्याप्त जगह है। लूना-25 स्थिर है, यह जमीन पर
नहीं चलेगा चंद्रमा की सतह, “इल्या मोरोज़ोव, आंतरिक और बाहरी संचार कें द्र, स्टेट कॉर्पोरेशन रोस्कोस्मोस, ने द हिंदू
को बताया।

तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री ने भाजपा के  भाषाई साम्राज्यवाद की निंदा की
 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री एमके  स्टालिन ने हालिया बिल भारतीय न्याय संहिता और अन्य में शब्दों की आलोचना की है।
उन्होंने बताया है कि हिंदी थोपने के  लिए हिंदी और संस्कृ त के  शब्दांकन हैं. वह इसे भारत की विविधता के  खिलाफ
बताते हैं।
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संसद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का रास्ता साफ कर दिया
सरकार को उम्मीद है कि 1 अक्टूबर तक कै सीनो, घुड़दौड़ और ई-जुए पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा।



 'औपचारिक' यात्रा के  लिए चीनी सैन्य जहाज कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा
 गुरुवार को कोलंबो पहुंचा एक चीनी युद्धपोत शनिवार तक कोलंबो बंदरगाह पर डॉकिंग करेगा। श्रीलंकाई नौसेना के
मीडिया बयानों में कहा गया है कि चीनी पीपुल्स आर्मी का जहाज हाई यांग 24 हाओ "औपचारिक यात्रा" के  लिए
कोलंबो के  बंदरगाह पर है।

 जब विदेश मंत्रालय के  प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "सरकार भारत की सुरक्षा, हितों पर असर डालने वाली
किसी भी स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है और उनकी रक्षा के  लिए सभी सुरक्षा उपाय करती है।" विदेश
मंत्रालय के  प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोलंबो बंदरगाह में चीनी दुकानों के  भंडार के  बारे
में रिपोर्टें देखी हैं, और उन्हें यकीन नहीं है कि यह एक युद्धपोत है या नहीं।

 2022 में श्रीलंका ने भारत की चिंताओं के  बावजूद चीन के  ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 को हंबनटोट बंदरगाह के
रूप में खड़ा करने की अनुमति दी थी।

    World    

नाइजर के  लिए सैनिकों को तैयार रखने के  लिए ECOWAS ब्लॉक
 नाइजर के  नए सैन्य शासन और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय गुट के  बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसने रविवार की समय सीमा
समाप्त होने के  बाद नाइजर में लोकतंत्र बहाल करने के  लिए सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है।
 ECOWAS ब्लॉक ने गुरुवार को कहा कि उसने रविवार की समय सीमा के  बाद नाइजर में संवैधानिक व्यवस्था
बहाल करने के  लिए एक "अतिरिक्त बल" का निर्देश दिया है।
 कु छ घंटे पहले, दो पश्चिमी अधिकारियों ने कहा था कि नाइजर के  जुंटा ने एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक से कहा था
कि यदि पड़ोसी देशों ने उनके  शासन को बहाल करने के  लिए किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का प्रयास किया तो वे श्री बज़ौम
को मार डालेंगे।
 यह स्पष्ट नहीं है कि सेना कब और कहां तैनात की जाएगी, 15 देशों के  गुट में से कौन से देश इसमें योगदान करते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मुख्य रूप से नाइजीरिया से लगभग 5,000 सैनिक शामिल होंगे। हालांकि आइवरी
कोस्ट और बेनिन जैसे देशों ने भी इसमें भाग लेने की बात कही है

 ECOWAS पश्चिमी अफ़्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, इसमें सभी पश्चिमी अफ़्रीका से 15 सदस्य हैं। नाइजर
इसका एक हिस्सा है.

 नाइजर की जनसंख्या लगभग 25 मिलियन है।

ECOWAS member



फोर्ब्स के  अधिग्रहण की कं सोर्टियम की योजना जांच के  दायरे में है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया परिषद के  अध्यक्ष ग्रेगरी ट्रेवरटन ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को पत्र लिखकर राष्ट्रीय
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए फोर्ब्स महाज़ीन में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदने से एक संघ को रोकने के  लिए कहा है
जिसमें भारत स्थित एसयूएन समूह भी शामिल है।
 श्री ट्रेवर्टन ने अमेरिकी सहस्राब्दी और जेन जेड मतदाताओं पर फोर्ब्स के  प्रभाव और इसकी हेरफे र की क्षमता का
हवाला दिया है।

 रिपोर्ट के  मुताबिक फोर्ब्स मार्च के  अंत तक 800 मिलियन डॉलर में डील पूरी होने की उम्मीद कर रहा था।

 रिपोर्ट में SUN ग्रुप को रूस का करीबी बताया गया है.संपत्ति के  तौर पर रूस की एक सोने की खदान में इसकी बड़ी
हिस्सेदारी है।
 सन ग्रुप चेन्नई स्थित मीडिया कं पनी है। कं पनी के  पास टीवी चैनल, एफएम रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं,
क्रिके ट फ्रें चाइजी हैं। यह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक है। यह। स्पाइस जेट में लगभग 37.5%
हिस्सेदारी है।

माउई में जंगल की आग से कम से कम 55 लोगों की मौत।
हवाई के  माउई द्वीप में जंगल की आग में मरने वालों की संख्या 55 तक पहुंच गई है। लाहिना शहर, जो अपने रिसॉर्ट
और पर्यटन के  लिए प्रसिद्ध था, जंगल की आग से पूरी तरह जल गया है। 1000 से अधिक इमारतों को आग लगा दी
गई है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग इसे अमेरिकी राज्य के  इतिहास की सबसे खराब प्राकृ तिक
आपदा कह रहे हैं।

रूस ने उत्तर पूर्व यूक्रे न फ्रं टियर पर 'बेहतर' स्थिति का दावा किया है
 रूस ने शुक्रवार को कहा कि उसकी सेना ने कु पैनास्क शहर के  पास दो बस्तियों में अपनी स्थिति में सुधार किया
है। कु पियान्स्क और खार्किव के  आसपास के  क्षेत्रों पर यूक्रे न ने पुनः कब्ज़ा कर लिया,
 मॉनिटर का कहना है कि सीरिया सेना की बस पर आईएस के  हमले में कम से कम 26 सैनिक मारे गए।

 मॉनिटर का कहना है कि सीरिया सेना की बस पर आईएस के  हमले में कम से कम 26 सैनिक मारे
गए।
 आईएस ने डेर एज्जोर प्रांत में एक सैन्य बस को निशाना बनाया।

मऊ हवाई द्वीप पीआर



                                                      छोटी-मोटी लड़ाइया

संसद की बहस ने मणिपुर में शांति प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दिया

   संपादकीय       

 संपादकीय के  बारे में
संपादकीय में मुख्य रूप से अविश्वास प्रस्ताव और इसकी बहस के  बारे में बात की गई है। यह बताता है कि बहस दोनों
पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाने पर अधिक कें द्रित थी और इसमें कोई सार नहीं था

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के  बारे में 
 अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक उद्देश्य प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने के  लिए लोकसभा में लाना था। पीएम मोदी ने
मणिपुर के  बारे में बात की. मणिपुर पर विस्तृत विवरण पहले एचएम अमित शाह द्वारा दिया गया था, उन्होंने सीएम
एनबीरेन सिंह का बचाव किया था। संपादकीय बताता है कि पीएम मोदी का भाषण विपक्ष पर हमला था।


